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जिसका उत्‍तर 12 दिसम्‍बर, 2016 को दिया जाना है ।
.....

मल-जल उपचार संयंत्रों से गंगा में शून्य निस्सरण नीति
3031. प्रो. एम.वी. राजीव गौडा: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
गंगा नदी में 'शून्य प्रवाह' नीति की प्रगति और अभिकल्पित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;
(ख) 
क्या गंगा में मल-जल उपचार संयंत्रों से ठोस कचरे का निपटान और रिसाव रोकने के लिए उपाय, यदि कोई हों, किए गए हैं; 
(ग) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(घ) 
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? 

उत्‍तर
युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल)
(क) से (घ) गंगा नदी में शून्य तरल निस्सरण (जेडएलडी) का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, चयनित औद्योगिक क्षेत्रों जैसे डिस्टलरी में ऐसी सभी इकाईयों ने जेडएलडी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। 
सभी उद्योगों में जेडएलडी तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकता अथवा लागत प्रभावी नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, जेडएलडी आधारित प्रणाली अपनाने के लिए सभी पणधारियों जैसे अपशिष्ट जल छोड़ने वालों तथा विनियामक अभिकरणों की भागीदारी एवं सहयोग आवश्यक है।
नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत सीवेज शोधन संयंत्रों के संस्थापन एवं प्रचालन के लिए सभी परियोजनाओं में रिसाव से सुरक्षा एवं एसटीपी से ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए आवश्यक पर्यावरणीय प्रबंधन उपाय अपनाए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक एसटीपी/सीवरेज परियोजना के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के बीच त्रिपक्षीय समझौते किए जाते हैं। एसटीपी से सृजित ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए इसका प्रबंधन डिजाइंड बिल्ड ऑपरेशन एंड ट्रांसफर (डीबीओटी) आपरेटरों द्वारा संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाता है।
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